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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 715
दिनांक  16 अगस्‍त, 2012 को उत्‍तर देने के लिए
भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि दर
715.     श्री रवि शंकर प्रसाद :
     क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या यह सच है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि दर वित्‍तीय वर्ष 2011-2012 के अन्‍तिम तीन
   माहों में, 5.3 प्रतिशत आंकी गई हैं; 
(2) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्‍य क्‍या हैं; 
(3) क्‍या यह भी सच है कि इस वृद्धि दर में गिरावट का कारण अन्‍तरराष्‍ट्रीय आर्थिक व्‍यवस्‍था में मंदी
             मानी जा रही है;

(4) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है; 
(5) क्‍या सरकार देश की अर्थव्‍यवस्‍था को विदेशी-प्रभाव से मुक्‍त बनाने के लिए विकास के नये मॉडल
             पर विचार करेगी?
उत्‍तर
राज्‍य मंत्री योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय
(डॉ. अश्‍वनी कुमार)
(1) से (ड.) : जी, हां। केन्‍द्रीय सांख्‍यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी वार्षिक राष्‍ट्रीय आय के संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत अनुमानित की गई है जबकि 2011-12 के अंतिम तिमाही में विकास दर 5.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2011-12 के दौरान आर्थिक विकास दर में गिरावट का कारण घरेलू सहित कई वैश्‍विक कारको के वजह से है,  जैसे वैश्‍विक अर्थव्‍यवस्‍था में अनिश्‍चितता, यूरोजोन संकट की तीव्रता, अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल के मूल्‍यों में वृद्धि, सख्‍त मौद्रिक नीति तथा आपूर्ति पक्ष में अवरोध आदि।
भारत की विकास संभावनाएं ज्‍यादातर घरेलू अर्थव्‍यवस्‍था में आपूर्ति पक्ष में अवरोधों पर नियंत्रण की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। तथापि विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था में विकास से अपने विकास को अलग रुप में नही देखा जा सकता क्‍योंकि हमारी अर्थव्‍यवस्‍था अब वैश्‍विक रूप से जुड़ी हुई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्‍टिकोणपत्र में अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न क्षेत्रकों में तीव्र एवं समावेशी विकास दर हासिल करने के लिए आवश्‍यक विभिन्‍न कार्यनीतियों एवं उपायों के बारे में प्रकाश डाला गया है। इसमें कृषि में सरकारी तथा निजी क्षेत्रक दोनों के द्वारा उच्‍च स्तर पर निवेश तथा प्रोत्‍साहन ढांचे को सुचारु बनाने हेतु सुधारों की आवश्‍यकता महसूस की गई है जिसके परिणाम अच्‍छे होंगे। आपूर्ति पक्ष में उत्‍पादकता बढ़ाने हेतु बीजों एवं सिंचाई की प्राथमिकता वाले क्षेत्रके रुप में पहचान की गई है। मांग के पक्ष में अधिकांश नियंत्रणों को हटाने की आवश्‍यकता को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रुप में पहचान की गई है जिसके कारण अधिकांश कृषि उत्‍पादों के लिए एक एकीकृत एवं अवाध अखिल भारत बाजार के वंचित होना पड़ा है। विनिर्माण क्षेत्रक में, वैश्‍विक प्रतिस्‍पर्धा में सुधार, भौतिक अवसंरचना का विकास, लघु एवं मध्‍यम उद्यमों की भूमिका, कुशल कार्यबल की उपलब्‍धता आदि जैसे मुद्दों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रुप में पहचान की गई है। इसके अतिरिक्‍त, अवसंरचना में निवेश की गति बढ़ाना, शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य जैसे सामाजिक क्षेत्रकों का सुदृढ़ीकरण, पर्यावरणीय चुनौतियों पर काबू पाना, आर्थिक विकास में पर्याप्‍त योगदान देने हेतु सुलभकर्ता सेवा क्षेत्रकों की ध्‍यान देने योग्‍य क्षेत्र के रुप में पहचान की गई है। कृषि और विनिर्माण दोनों के लिए अवसंरचना विकास महत्‍वपूर्ण है। बारहवीं योजना में अवसंरचना विकास हेतु व्‍यवहार्य कार्यनीति की रुपरेखा दी जाएगी। उपर्युक्‍त उपायों से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्‍च, धारणीय और समावेशी विकास हासिल करने में सहायता मिलेगी।
